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छह लेन वाली परियोजनाओं पर व्‍यय
2976. श्री टी.रतिनावेल: 

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 

(क) क्‍या छह लेन की दो दर्जन परियोजनाओं के लिए कम से कम 2.5 लाख करोड़ रुपए की आवश्‍यकता होगी जिसे 100 प्रतिशत सरकारी निधियन या सार्वजनिक-निजी भागीदारी के मिश्रण से प्राप्‍त किया जाएगा; 

(ख) क्‍या वाहनों, विशेष तौर पर कार्गो परिवहन वाहनों की औसत गति में सुधार करने के लिए प्रस्‍ताव तैयार किया गया है;
(ग) क्‍या चिह्नित किए गए कुछ गलियारों में पहले से विस्‍तार कार्य आरंभ हो गया है और उन्‍हें भारत माला योजना में भी शामिल किया गया है; और   

(घ) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है? 
उत्‍तर
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री
(श्री मनसुख एल. मांडविया)
(क):
लगभग 3,259 किमी लंबाई और 43,875 करोड़ रु. की कुल अनुमानित लागत वाली राष्‍ट्रीय राजमार्ग और राष्‍ट्रीय ऐक्‍सप्रेसवे परियोजनाओं को इंजीनियरी प्रापण निर्माण (ईपीसी), हाइब्रिड एन्‍यूटी, निर्माण प्रचालन हस्‍तांतरण (बीओटी) तथा विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) विधियों के अंतर्गत सरकारी निधियन व सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्‍यम से छह-लेन का बनाया जाना शुरू किया गया है । 
(ख) से (घ):  वर्ष 2014 में विश्‍व बैंक द्वारा जारी संभार-तंत्र निष्‍पादन सूचकांक (एलपीआई) रैंकिंग में भारत  का रैंक 54वां था । वर्ष 2016 के लिए विश्‍व बैंक द्वारा जारी नवीनतम एलपीआई रैंकिंग के अनुसार भारत का रैंक 160 देशों में से 35वां है ।
भारत की एलपीआई रैंकिंग में सुधार लाने के उद्देश्‍य से संभार-तंत्र दक्षता संवर्द्धन कार्यक्रम (एलईईपी) के संबंध में अध्‍ययन के लिए और साथ ही में उद्योग को लागत प्रभावी बनाने के संबंध में अत्‍यधिक प्रतिस्‍पर्धी बनाने और समय-सीमा के संबंध में अत्‍यधिक विश्‍वसनीय बनाने के लिए विश्‍व बैंक तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत एक परामर्शदाता की नियुक्‍ति की गई है । इस अध्‍ययन में आर्थिक कोरिडोरों, संभार-तंत्र पार्कों का विकास करने, अंतर्राज्‍यीय भाड़ा यातायात संचालन का सरलीकरण, इलेक्‍ट्रॉनिक टोल संग्रहण (ईटीसी) का कार्यान्‍वयन, संभार-तंत्र की दक्षता में सुधार लाने के लिए मौजूदा अवसंरचना आदि का उन्‍नयन करने की सिफारिश की गई है । इस अध्‍ययन में संभार-तंत्र दक्षता संवर्द्धन कार्यक्रम के अंतर्गत आर्थिक कोरिडोरों, इंटर कोरिडोरों और फीडर रूटों को अभिज्ञात किया गया है, जिसे प्रस्‍तावित ‘भारतमाला’ परियोजना के अंतर्गत विकसित किया जाना है । कोरीडोर का विवरण नीचे दिया गया है:-
आर्थिक कोरिडोर
: 44 अदद
इंटर कोरिडोर
: 65 अदद
फीडर रूट
: 115 अदद 
तथापि, इस कार्यक्रम की अभी शुरुआत की जानी है । 
******
